भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2158     
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
बैंकिंग अनियमितताओं और धोखों के संबंध में सीवीसी अध्ययन
2158.
श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः 

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय 
अनियमितताओं और धोखों के संबंध् में विस्तृत अध्ययन करवाने की योजना बना रही है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग)
इन धोखों को कम करने के लिए सीवीसी द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है? 
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): सीवीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) (3 करोड़ रु. और उससे अधिक के धोखाधडि़यों) और भारतीय रिजर्व बैंक (100 करोड़ रु. और उससे अधिक के धोखाधडि़यों) से प्राप्‍त आंकड़ों के आधार पर निम्‍नलिखित उद्योग क्षेत्रों से संबंधित बड़े मूल्‍य वाली बैंक धोखाधडि़यों के 30 मामलों का विश्‍लेषण किया है: 
(i)
जवाहरात/आभूषण 
(II)
विनिर्माण/उघोग
(iii)
कृषि 
(iv)
मीडिया 
(v)
विमानन 
(vi)
सेवा/परियोजनाएं  
(vii)
व्‍यापर 
(ix)
सूचना और प्रौद्योगिकी 
(x)
निर्यात/व्‍यापार 
(xi)
सावधि जमा 
(xii)
मांग ऋण 
(xiii)
चुकौती आश्‍वासन पत्र 
यह विश्‍लेषण प्रणालीगत सुधार के लिए कार्यप्रणाली, कमियां/चूकों की पहचान और सुझावों को कवर करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कं‍पनियों और वित्‍तीय संस्‍थाओं को सीवीसी द्वारा किये गये इस विश्‍लेषण के आलोक में उनके हितों की रक्षा करने के लिए उचित उपाय करने का सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट को आरबीआई के साथ भी साझा किया गया है। 
*****
